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Hkwfeghu ds fy, Hkwfe vkSj ?kj foghu ds fy, ?kj dk izLrko 

1170- ehj eksgEen Q+S;kt%
 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 

¼d½ D;k ljdkj dks jkT;ksa ls] fo'ks"kdj tEew vkSj d'ehj ls Hkwfeghuksa ds fy, tehu vkSj vkokl foghuksa ds fy, vkokl ;kstuk ds rgr dksbZ izLrko izkIr gq, gSa( vkSj 

¼[k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(1) और (ख) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय संबंधित राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्‍यम से दीनदयाल अंत्‍योदय योजना के घटक के रूप में – राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) ‘शहरी बेघरों के लिए आवास (एसयूएच)’ का संचालन कर रहा है । इसका उद्देश्‍य शहरी बेघरों को मूलभूत सुविधाओं से युक्‍त स्‍थायी आवास उपलब्‍ध कराना है । योजना राज्‍य / संघ राज्‍य क्षेत्रों को यह सुविधा देती है कि वे शहरी बेघरों के लिए आश्रय की जरूरतों का अनुमान लगाए तथा राज्‍य स्‍तरीय परियोजना संस्‍वीकृति समिति नए निर्माण, विद्यमान आश्रयों के नवीनीकरण करने और आश्रयों के प्रचालन और प्रबंधन के लिए परियोजना प्रस्‍तावों पर विचार करने तथा उनका अनुमोदन करने के लिए सक्षम है । दिनांक 06/12/2018 की स्थिति के अनुसार शहरी बेघरों के लिए राज्‍य / संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा डीएवाई-एनयूएलएम के अन्‍तर्गत जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य में 5 आश्रयों सहित 1776 आश्रय स्‍वीकृत किए गए हैं जिनमें से 1076 आश्रय प्रचालन में हैं और बाकी निर्माणाधीन / नवीनीकरण के अधीन हैं । 
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)] के कार्यान्‍वयन के लिए शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडबल्‍यूएस), निम्‍न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्‍यम आय वर्ग (एमआईजी) वर्गों के लोगों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रहा है । 

दिनांक 10/12/2018 की स्थिति के अनुसार राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों से प्राप्‍त परियोजना प्रस्‍तावों के आधार पर, पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत 65,44,086 आवासों के निर्माण के लिए कुल 13,571 परियोजनाएं अनुमोदित की गई, जिसमें जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य में 34,444 आवासों के निर्माण के लिए 209 परियोजनाएं शामिल हैं । 
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